भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *223 
जिसका उत्‍तर 09 दिसम्‍बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल संकट
*223. श्री संजय सिंह: 

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) 
नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, 2018 जिसमें कहा गया है कि भारत के इक्कीस प्रमुख शहरों में भूजल का स्तर वर्ष 2020 तक शून्य पर पहुंच जाएगा, के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; 

(ख) 
उठाए गए ऐसे कदमों के क्या परिणाम निकले हैं; और
(ग) 
देश में इस जल संकट से निपटने के लिए भावी योजनाएं क्या हैं?
उत्तर
जल शक्ति मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत)
(क) से (ग)
विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।
*****
“भारत में जल संकट” के विषय में दिनांक 09.12.2019 को राज्‍य सभा में उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 223 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण
(क) से (ग) नीति आयोग ने अपनी जून, 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट नामतः “कंपोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स” में 21 शहरों का उल्लेख किया है जहां पर वर्ष 2020 तक भूजल समाप्त होने की संभावना है। यह रिपोर्ट वार्षिक भूजल पुनर्भरण तथा इसके निष्कासन के अनुमानों पर आधारित है। तथापि, इसके अंतर्गत गहरे जलभृतों में भूजल की उपलब्धता को ध्यान में नहीं रखा गया है। 
भावी जल मांग चुनौतियों से निपटने के लिए जल संसाधनों के कुशल और स्थायी प्रबंधन की पद्धतियों जैसे सतही जल और भूजल संसाधनों के संयुक्‍त उपयोग, सहभागी भूजल पद्धतियों, अन्य कार्यों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने की आवश्‍यकता को बड़े पैमाने पर प्रोत्‍साहित करने की जरूरत है, जिसके लिए सभी स्‍टेक-होल्‍डरों को शामिल किया जाना है। 
भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान आरंभ किया गया है जोकि मिशन मोड में चलाया जाने वाला एक समयबद्ध अभियान है, जिसमें भारत के 256 जिलों के जल की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल स्थितियों सहित जल की उपलब्धता में सुधार किया जाना है। इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय के तकनीकी अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के अधिकारियों का एक दल, जल की कमी वाले जिलों का दौरा करने और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैनात किया गया था, ताकि उपयुक्त कार्य किए जा सकें। 
जल, राज्य का विषय होने के नाते जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन सहित उपयुक्त मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष संबंधी प्रयास करना प्राथमिक रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए प्रयास निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्‍ध हैं:-
http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf
******
